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22 दिसंबर, 2017 को उत्‍तरार्थ
विषय: 
शीतागारों की स्थापना
809. 
श्री तिरुची शिवाः 
क्या कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः
(क) विगत तीन वर्षों के दौरान समुचित शीतागारों की सुविधाओं की अनुपलब्धता के कारण कितनी-कितनी मात्रा में फल व सब्जियां बर्बाद हुई हैं, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने ऐसे फलों और सब्जियों जिनके भंडारण और उपयोग होने तक की अवधि अपेक्षाकृत कम होती है, की परिवहन लागत को नियंत्रित करने के लिए कोई कदम उठाए हैं; और
(ग) विगत तीन वर्षों में सरकार ने कितने शीतागारों को अधिगृहित किया है या स्थापित किया है? 
उत्‍तर
कृषि एवं किसान कल्‍याण मंत्रालय में राज्‍य मंत्री (श्री परषोत्‍तम रूपाला) 
(क) खाद्य प्रसंस्‍करण उद्योग मंत्रालय और केंद्रीय फसलोपंरात इंजीनियरिंग एवं प्रौद्योगिकी संस्‍थान (सीआईपीएचईटी), भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) द्वारा किए गए और वर्ष 2015 में प्रकाशित अध्‍ययन में यह अनुमान लगाया गया कि फसल कटाई एवं फसलोपरांत हानियों की मात्रा फलों में 6.70 प्रतिशत से 15.88 प्रतिशत और सब्‍जियों में 4.58 प्रतिशत से 12.44 के बीच प्रतिशत थी। 
(ख) परिवहन लागत स्‍वतंत्र मंडी बलों द्वारा निर्धारित की जाती है और मंडी लागत पर सरकार का नियंत्रण नहीं है। तथापि रेल मंत्रालय द्वारा निम्‍नलिखित से संबंधित पहल की गई हैं: 
· फलों और सब्‍जियों सहित शीघ्र खराब होने वाले कार्गो के परिवहन को प्राथमिकता दी जाती है। 
· पहली उपलब्‍ध ट्रेन द्वारा शीघ्र खराब होने वाले कार्गो को रवाना किया जाता है। 
· विशिष्‍ट क्षेत्र के बीच शीघ्र खराब होने वाले कार्गो के लिए रेलवे द्वारा पार्सल वैन भी लगाई जाती है। 
· बड़ी मात्रा में फलों को शीघ्र भेजने के लिए केवल फलों के लिए ही भारतीय रेल आम स्‍पेशल, केला स्‍पेशल, चीकू स्‍पेशल जैसी विशेष रेल चलाता है। इससे विशिष्‍ट प्रस्‍थान-गन्‍तव्‍य स्‍टेशन के बीच फलों को शीघ्र, भरोसेमंद और सुरक्षित तरीके से पहुचाया जा सकता है। 
· वेन्‍टिलेटेड इन्‍सुलेटेड कन्‍टेनर – 
कन्‍टेनर कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (सीओएनसीओआर), जो रेल मंत्रालय के अधीन एक सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम (पीएसयू) है, ने फलों एवं सब्‍जियों के परिवहन के लिए विशिष्‍ट रूप से तैयार 98 वेन्‍टिलेटेड इन्‍सुलेटेड कन्‍टेनर खरीदे हैं। 
· रेफ्रिजरेटेड वैन : शीघ्र खराब होने वाली वस्‍तुओं के परिवहन के लिए भारतीय रेलवे ने एक नई रेफ्रिजरेटेड वैन तैयार की है। 
· शीघ्र खराब होने वाली वस्‍तुओं के परिवहन के लिए विशेष व्‍यवस्‍था निम्‍नलिखित है: 
· बीसीएन/बीसीएनए/बीसीएक्‍सएन रैक में आम, केला और संतरा के लिए सामान्‍य परिवहन दरों पर 50 प्रतिशत छूट प्रदान की जाती है। इसे स्‍केल – पी माइनस 50 प्रतिशत की दर पर प्रभारित किया जाता है। 
· जब आम को पार्सल दरों पर गुड्स शेड से बीसीएन वैगन में बुक किया जाता है तो टर्मिनल प्रभार नहीं लगाए जाते हैं। 
· आम सहित फलों और सब्‍जियों के परिवहन के लिए पार्सल रैक (वीपी सहित) को अंतिम रूप से तैयार करने के लिए मुख्‍य वाणिज्‍यक प्रबंधक (सीसीएम) को विशेष शक्‍तियां प्रदान की गई है। तथापि न्‍यूनतम 15 वीपी की पार्सल ट्रेन तैयार की जाती है। 
(ग) उपलब्‍ध रिकार्ड के अनुसार पिछले तीन वर्षों के दौरान सरकार की विभिन्‍न योजनाओं के तहत 42.23 लाख एमटी की क्षमता के साथ 1057 शीत भंडारण तैयार किए गए हैं। पिछले तीन वर्षों के दौरान और 30.11.2017 तक शीत भंडारों का राज्‍य-वार वितरण अनुबंध में दिया गया है।    
रा.स.अता.प्र.सं.809
अनुबंध
30.11.2017 को शीत भंडारण का राज्य-वार वितरण
	 
	2014-15 से 2017-18

	क्र.सं.
	राज्‍यों के नाम
	कुल

	 
	 
	सं.
	क्षमता (मीट्रिक टन)

	 
	 
	 
	 

	1
	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह (यूटी)
	1
	600

	2
	आंध्र प्रदेश और तेलंगाना
	56
	254638

	3
	अरुणाचल प्रदेश
	1
	1000

	4
	असम
	7
	44856

	5
	बिहार
	4
	8500

	6
	चंडीगढ़ (यूटी)
	1
	246

	7
	छत्तीसगढ़
	11
	56754

	8
	दिल्ली
	0
	0

	9
	गोवा
	0
	0

	10
	गुजरात
	284
	1231916

	11
	हरियाणा
	60
	212594

	12
	हिमाचल प्रदेश
	44
	97785

	13
	जम्मू और कश्मीर
	19
	69474

	14
	झारखंड
	3
	19400

	15
	कर्नाटक
	19
	68014

	16
	केरल
	5
	18600

	17
	लक्षद्वीप (यूटी)
	0
	0

	18
	मध्य प्रदेश
	45
	196978

	19
	महाराष्ट्र
	78
	271399

	20
	मणिपुर
	3
	7100

	21
	मेघालय
	0
	0

	22
	मिजोरम
	2
	500

	23
	नागालैंड
	2
	1200

	24
	ओडिशा
	67
	239682

	25
	पांडिचेरी (यूटी)
	0
	0

	26
	पंजाब
	73
	243558

	27
	राजस्थान
	17
	77741

	28
	सिक्किम
	1
	100

	29
	तमिलनाडु
	11
	42212

	30
	त्रिपुरा
	1
	6296

	31
	उत्तर प्रदेश
	198
	888427

	32
	उत्तराखंड
	30
	90794

	33
	पश्चिम बंगाल
	14
	73389

	 
	कुल
	1057
	4223753


(स्रोत: राष्ट्रीय उद्यान बोर्ड (एनएचबी), राष्ट्रीय उद्यान मिशन (एनएचएम) और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय (एमओएफपीआई))
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